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lEifÙk;ksa dks yhtgksYM ls QzhgksYM esa cnyuk
1091- Jh jke dqekj d';i%
D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ea=ky;] ,y,aMMhvks rFkk fnYyh fodkl izkfèkdj.k us fnYyh esa vkSj vU;= izeq[k LFkyksa ij vofLFkr lEifÙk;ksa dks yhtgksYM ls QzhgksYM esa cnyus dh ;kstuk 'kq: dh gS( 
¼[k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj blds D;k dkj.k gSa( 
¼x½ ;g ;kstuk,a fdu&fdu frfFk;ksa ij 'kq: dh xb±( 
¼?k½ ;kstuk ds varxZr izeq[k LFkyksa ij vofLFkr lEifÙk;ksa] Hkw&[kaMksa ds ekfydksa] ¶ySVksa ds Lokfe;ksa o vU; ykHkkfFkZ;ksa dk ;kstuk&okj C;kSjk D;k gS( vkSj 
¼³½ D;k fdlh fofèk ds micaèk QzhgksYM ¶ySVksa ds ry dks Hkw&ry esa cnyus ij jksd yxkrk gS vkSj ;fn gka] rks D;k fnO;kaxtuksa ds ykHk gsrq mu dkuwuksa dks la'kksfèkr djus dk dksbZ izLrko gS\
उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
( राव इन्‍द्रजीत सिंह )
(क):
जी, हां।
(ख):
आवासीय प्लॉट और फ्लैट स्वामियों को राहत देने के लिए स्कीम आरम्भ की गई थी ताकि वे अपनी सम्पत्ति को लीज़होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करवा सकें। स्कीम का ब्यौरा वेबसाइट www.ldo.nic.in पर उपलब्ध है।
(ग): 500 वर्ग मीटर तक की पूर्णतः आवासीय सम्पत्तियों को लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की यह स्कीम शुरू में दिनांक 14.02.1992 को आरम्भ की गई थी। जून, 1999 में 500 वर्ग मीटर की सीमा को हटा दिया गया और जून 2003 में इस स्कीम को बिना किसी सीमा के औद्योगिक, वाणिज्यक और मिश्रित भू-प्रयोग सम्पत्तियों पर भी लागू कर दिया गया था।
(घ): स्कीम सम्पति के स्थान को महत्वपूर्ण अथवा गैर-महत्वपूर्ण के रूप में परिभाषित नहीं करती। उपलब्ध सूचना के अनुसार दि.वि.प्रा. और एल एण्ड डी ओ द्वारा 1,23,771 सम्पत्तियों को लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित कर दिया गया है।
(ड़): जैसा डीडीए  सूचित किया है, आबंटिती द्वारा फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व फ्लैटों के फ्रीहोल्ड आबंटन को भूतल फ्लैट से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यदि उपलब्ध है, यदि वह दिव्यांग की श्रेणी में आता/आती है। तथापि, जहां फ्लैट लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किया गया है और फ्लैट का स्वामित्त्व हस्तांतरण विलेख के संविदा/पंजीकरण के द्वारा दिया गया हो, तल को बदला नहीं जा सकता। वर्तमान में इस नीति/दिशानिर्देश में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
*********
